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06 दिसम्‍बर, 2013 के लिए प्रश्‍न 
खाद्य सुरक्षा अधिनियम का कार्यान्वयन
229. 
श्री एन0 बालगंगा: 
क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार ने देशभर में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के उपबन्धों का कार्यान्वयन कर दिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या इस कार्यान्वयन की वजह से तमिलनाडु सहित कुछ राज्यों के मौजूदा आवंटन में कमी कर दी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ऐसे राज्यों को आवंटन कम होने से बचाने के लिए इस अधिनियम के कुछ उपबन्धों को संशोधित करने का विचार रखती है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?
उत्‍तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)
(प्रो0 के0 वी0 थॉमस)
(क):
राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्‍यादेश के स्‍थान पर दिनांक 10 सितंबर, 2013 को राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 अधिसूचित किया गया था। इस अधिनियम को दिनांक 5 जुलाई, 2013 अर्थात राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्‍यादेश लागू होने की तिथि से प्रभावी माना जाता है। तथापि, इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि इस अधिनियम के प्रभावी होने के पश्‍चात राज्‍य सरकारें, यथाशीघ्र किंतु तीन सौ पैंसठ दिनों की अवधि के भीतर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत शामिल करने के लिए पात्र परिवारों की पहचान करेंगी।  

राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत राज्‍य सरकार द्वारा सूचित पहचान किए गए लाभभोगियों की संख्‍या के संबंध में अब तक हरियाणा, राजस्‍थान, हिमाचल प्रदेश तथा दिल्‍ली को खाद्यान्‍नों का आवंटन किया गया है।
(ख) से (घ):  लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्‍य-वार कवरेज तथा इस अधिनियम में निर्धारित खाद्यान्‍नों की हकदारी के अनुसार तमिलनाड़ु सहित 18 राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों को खाद्यान्‍नों का आवंटन मौजूदा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उन्‍हें प्राप्‍त हो रही मात्रा की तुलना में कम होने का अनुमान है। इसके समाधान के लिए इस अधिनियम में पहले से यह प्रावधान है कि यदि इस अधिनियम के अंतर्गत किसी राज्‍य को खाद्यान्‍नो का वार्षिक आवंटन सामान्‍य लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत विगत तीन वर्षों के औसत वार्षिक उठान से कम है तो उसे संरक्षित किया जाएगा। उपर्युक्‍त के परिप्रेक्ष्‍य में इस अधिनियम में कोई संशोधन अपेक्षित नहीं है।
*******
